भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1251
उत्तर देने की तारीख 20.12.2018
वन भूमि से संबंधित दावों को अस्वीकृत करने की दर
1251. श्री हुसैन दलवईः 
क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
वन अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से वन भूमि से संबंधित उन दावों का राज्यवार प्रतिशत क्या है, जिन्हें अनुमोदित किया गया है; 

(ख) 
वर्ष 2014 से वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि से संबंधित उन दावों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है जिन्हें ग्राम सभा अनुमंडल समिति और जिला समिति के स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया;

(ग) 
क्या मंत्रालय ने इनमें से प्रत्येक स्तर पर दावों के अस्वीकृत किए जाने के मुख्य कारणों की राज्य-वार पहचान कराई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) व
न भूमि से संबंधित दावों को अस्वीकृत करने की दर को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी?

  उत्तर
जनजातीय कार्य राज्य मंत्री 
(श्री सुदर्शन भगत)
(क)  अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में वन अधिकार अधिनियम, 2006) तथा इसके तहत नियमों के अनुसार, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की है। दिनांक 31.10.2018 तक राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 की शुरुआत से प्राप्त दावों के संबंध में संवितरित अधिकार पत्रों की राज्य-वार प्रतिशतता  अनुलग्नक-1  में प्रस्तुत की गई है।
(ख) विभिन्न स्तरों पर रद्द दावों के संबंध में सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। राज्यों द्वारा यथा संसूचित रद्द दावों के संबंध में सूचना संचित रूप में वर्षवार रखी जाती है, जो अनुलग्नक-2 में दी गई है। 
(ग)  दावों के निरस्तीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा संसूचित प्रमुख कारणों में, 13.12.2005 के पूर्व वन भूमि पर कब्जा ना होना, वन भूमि के अलावा अन्य भूमि पर किए जा रहे दावे, बहुदावे, पर्याप्त दस्तावेजीय साक्ष्य का अभाव आदि शामिल हैं।
(घ) वन अधिकार दावों की निरस्तीकरण दर को कम करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:-

(i)
इस मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निरस्त दावों की स्वतः समीक्षा करने हेतु कहते हुए उन्हें लिखा है कि कोई गलत निरस्तीकरण न हो जाए। 
(ii)
मंत्रालय ने उन राज्य सरकारों जहां वन अधिकारों के दावों का निरस्तीकरण बहुत उच्च था, को 1 अप्रैल, 2014 से ऐसे दावों की अनिवार्य रूप से समीक्षा करने के लिए भी लिखा है, यदि इनकी पहले समीक्षा नहीं की गई है। 
(iii)
वर्ष 2017-18 के दौरान उन सभी राज्यों को शामिल करते हुए समीक्षा-सह-परामर्श बैठकों के कई चरण आयोजित किए गए हैं जहां वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई है तथा ऐसी बैठकों में उचित निदेश दिए गए हैं।
(iv)
अपने दिनांक 29 जून, 2018 के पत्र द्वारा मंत्रालय ने राज्य सरकारों पर इस बात का पुनः बल दिया है कि दावों को रद्द करते समय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कारण दर्शाए जाएंगे तथा वे दावेदारों को संप्रेषित किए जाएंगे।
******

अनुलग्‍नक-1
1.10.2018 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक  राज्य में प्राप्त दावों की संख्या के संबंध में संवितरित अधिकार पत्रों की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण 
	क्र. सं. 
	राज्‍य का नाम 
	प्राप्त दावों की संख्या के संबंध में अनुमोदित दावों की प्रतिशतता

	1
	आंध्र प्रदेश
	53.71%

	2
	असम
	37.93%

	3
	बिहार
	1.51%

	4
	छत्तीसगढ़
	46.90%

	5
	गोवा
	0.25%

	6
	गुजरात
	45.89%

	7
	हिमाचल प्रदेश
	6.07%

	8
	झारखंण्‍ड
	55.16%

	9
	कर्नाटक
	5.71%

	10
	केरल
	65.54%

	11
	मध्य प्रदेश
	40.51%

	12
	महाराष्ट्र
	32.52%

	13
	ओडिशा
	68.50%

	14
	राजस्थान
	50.24%

	15
	तमिलनाडु
	18.79%

	16
	तेलंगाना
	50.55%

	17
	त्रिपुरा
	63.34%

	18
	उत्तर प्रदेश
	19.81%

	19
	उत्तराखण्‍ड
	0.00%

	20
	पश्चिम बंगाल
	31.76%

	कुल
	44.82%


अनुलग्‍नक-2
‘वन भूमि से संबंधित दावों को अस्वीकृत करने की दर’ विषय पर श्री हुसैन दलवई द्वारा दिनांक 20.12.2018 को पूछे जाने वाले राज्‍यसभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1251 के के भाग (ख) के उत्‍तर में विवरण
वर्ष 2014 से 2018 के दौरान राज्‍य सरकारों द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज समग्र अस्‍वीकृत दावे (वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 के 31 दिसंबतर तथा वर्ष 2018 के 31 अक्‍तूबर तक की सूचना)
	क्र. सं.
	राज्‍य का नाम
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
(31.10.2018 तक)

	1
	आंध्र प्रदेश
	165466
	165466
	62,208
	73,197
	74,478

	2
	असम
	37669
	37669
	0
	0
	0

	3
	बिहार
	1644
	4102
	4,215
	4,215
	4,215

	4
	छत्तीसगढ़
	460023
	507907
	5,07,907
	4,59,576
	4,62,403

	5
	गोवा
	0
	0
	23
	311
	47

	6
	गुजरात
	3556
	3556
	0
	0
	64,769

	7
	हिमाचल प्रदेश
	2160
	2162
	0
	7
	0

	8
	झारखंड
	16958
	25446
	25,791
	27,652
	29,521

	9
	कर्नाटक
	173539
	188943
	1,71,592
	1,71,592
	1,80,956

	10
	केरल
	7889
	7889
	7,889
	7,889
	7,889

	11
	मध्य प्रदेश
	296261
	372125
	3,64,624
	3,63,584
	3,62,024

	12
	महाराष्ट्र
	273345
	229794
	2,31,856
	2,31,856
	2,28,116

	13
	ओडिशा
	145526
	149575
	1,50,133
	1,49,713
	1,46,566

	14
	राजस्थान
	33515
	33926
	35,139
	35,912
	36,299

	15
	तमिलनाडु
	0
	0
	0
	0
	11,742

	16
	तेलंगाना
	0
	101368
	80,890
	82,572
	83,757

	17
	त्रिपुरा
	21384
	65900
	65,902
	68,358
	68,610

	18
	उत्तर प्रदेश
	74583
	74945
	74,945
	74,945
	74,945

	19
	उत्तराखंड
	1
	1
	1
	1
	4,899

	20
	पश्चिम बंगाल
	*
	93762
	97,415
	96,587
	96,587

	 
	कुल
	1713519
	2064536
	18,80,530
	18,47,967
	19,37,823


* दर्ज नहीं किया गया।
